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भारत सरकार 
संचार मंत्रालय 
दरूसंचार विभाग 

 
लोक सभा 

अतारांककत प्रश्न सं. 652 
उत्तर देने की तारीख 03 ददसम् बर, 2025 

 

4जी/5जी मोबाइल टािर अिसंरचना 

652. श्री थराननिेंथन एम. एस.: 
 

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ककिः 
 

(क) पपछले तीन वर्षों के दौरान लगाए गए मोबाइल टावरों की राज्य-वार कुल संख्या ककतनी है 
और पवशेर्ष रूप से तममलनाडु में तथा खासकर अरनी लोक सभा ननवााचन क्षेत्र में लगाए गए टावरों 
की संख्या ककतनी है;  
 
(ख) क्या सरकार ने तममलनाडु में पवशेर्ष रूप से ग्रामीण, पहाडी और तटीय क्षेत्रों में कवरेज में 
कमी या कमजोर नेटवका  क्षेत्रों की पहचान की है और यदद हां, तो तत्संबधंी ब्यौरा क्या है; 
 
(ग) मशक्षा, बैंककंग, स्वास््य सेवा और ई-शासन सेवाओं के मलए पवश्वसनीय संपका  सुननश्श्चत 
करने के मलए 4जी/5जी मोबाइल टावर अवसंरचना का पवस्तार करने के मलए क्या कदम उठाए 
गए हैं; 
 
(घ) क्या कॉल ड्रॉप, कम डेटा गनत या लंबे समय तक नेटवका  न होने के संबंध में कोई मशकायत 
प्राप् त हुई है और यदद हां, तो इन्हें ठीक करने के मलए क्या कारावाई की गई है; और 
 
(ङ) तममलनाडु के सभी गांवों में सावाभौममक मोबाइल नेटवका  प्राप्त करना सुननश्श्चत करके डडश्जटल 
समावेशन को बढाने के मलए क्या उपाय करने की योजना है? 
 

उत्तर 
संचार एिं ग्रामीण विकास राज् य मंत्री 

(डॉ. पेम् मासानी चंद्र शेखर) 
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(क) दरूसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा पपछले तीन वर्षो में संस्थापपत ककए गए बेस 
ट्ांसीवर स् टेशनों (बीटीएस) की राज् य-वार संख् या अनुबंध-I में दी गई है। इसके अलावा, पपछले तीन 
वर्षों में अरनी ननवााचन क्षेत्र में कुल 863 बीटीएस संस् थापपत ककए गए हैं।    

 
(ख) से (ङ) सरकार ने तममलनाडु के ग्रामीण, पहाडी और तटीय क्षेत्रों सदहत देशभर में सावाभौममक 
मोबाइल नेटवका  पहंुच सुननश्श्चत करने के मलए, सेवा से वंचचत सभी गांवों में 4जी मोबाइल कवरेज 
प्रदान करने के मलए 4जी सेचुरेशन स्कीम शुरू की है। 

जी हााँ, कॉल ड्रॉप और कम डेटा स्पीड समेत नेटवका  कनेश्क्टपवटी में समस्याओं के बारे में 
मशकायतें ममली हैं। सरकार ने इन समस्याओं को दरू करने और देश में 4जी/5जी मोबाइल टावर 
अवसंरचना का पवस् तार करने के मलए, कई कदम उठाए हैं, श्जनमें अन्य बातों के साथ ननम्नमलखखत 
शाममल हैं: 

i. 2022 में 5जी मोबाइल सेवाओं के मलए स्पेक्ट्म की नीलामी।  
ii. समायोश्जत सकल राजस्व (एजीआर), बैंक गारंटी (बीजी) और ब्याज दरों को युश्क्तसंगत 

बनाने के मलए पवत्तीय सुधार।  
iii. 2022 में और उसके बाद की नीलामी में प्राप्त स्पके्ट्म के मलए स्पेक्ट्म उपयोग प्रभार 

को हटाना।  
iv. एसएसीएफ़ए (रेडडयो फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार सममनत) मंजूरी के मलए 

प्रकिया का सरलीकरण।  
v. आरओडबल्यू अनुमनतयों और दरूसंचार अवसंरचना की संस्थापना की मंजूरी के मलए 

गनतशश्क्त संचार पोटाल और आरओडबल्यू (राइट ऑफ वे) ननयमों का शुभारंभ।  
vi. छोटे सेल और दरूसंचार लाइन की संस्थापना के मलए स्ट्ीट फनीचर के उपयोग के मलए 

समयबद्ध अनुमनत। 
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अनुबंध-।  
ददनांक 03.12.2025 को लोकसभा के अतारांककत प्रश्न सं. 652 के उत्तर में उल् लेखखत अनुबंध  

पपछले तीन सालों में संस् थापपत ककए गए बसे ट्ांसीवर स्टेशनों (बीटीएस ) की संख्या (ददनांक 01.04.2022 स े31.10.2025 तक):- 

राज्य /संघ राज्य क्षेत्र  ददनांक 01.04.2022 स े31.10.2025 तक संस् थापपत ककए गए बेस ट्ांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) 
की संख्या  

असम 19,067 
बबहार 52,098 
छत्तीसगढ 19,725 
गोवा 2,319 
गुजरात 59,468 
हररयाणा 34,607 
दहमाचल प्रदेश 9,472 
झारखंड 18,308 
कनााटक 48,942 
केरल 45,343 
मध्य प्रदेश 48,296 
महाराष्ट्ट् 95,695 
मखणपुर 1,999 
मेघालय 2,093 
ममजोरम 949 
नागालैंड 1,515 
ओडडशा 35,171 
पंजाब 27,827 
राजस्थान 52,133 
मसश्क्कम 506 
तममलनाडु 64,548 
तेलंगाना 34,499 
बत्रपुरा 2,580 
उत्तर प्रदेश 1,22,943 
उत्तराखंड 11,493 
पश्श्चम बंगाल 62,476 
अंडमान और ननकोबार (यूटी) 434 
चंडीगढ (यूटी) 1,284 
दादरा और नगर हवेली और दमन 
और दीव संघ राज्य क्षेत्र  766 
ददल्ली 22,203 
जम्मू और कश्मीर 12,406 
लद्दाख 740 
लक्षद्वीप (यूटी) 30 
पुडुचेरी (यूटी) 1,068 

 

***** 


